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06 दिसम्‍बर, 2013 के लिए प्रश्‍न 
पश्चिमी बंगाल में खाद्यान्नों की बर्बादी
223. 
श्री विवेक गुप्ता: 
क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) विगत तीन वर्षों के दौरान पश्चिमी बंगाल में खाद्यान्नों की बर्बादी का खाद्यान्न-वार ब्यौरा क्या है; और
(ख) पश्चिमी बंगाल में भण्डारण सुविधाओं की कितनी कमी है तथा इस समस्या का समाधान करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्रवाई की है?
उत्‍तर
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार)
(प्रो0 के0 वी0 थॉमस)
(क):
पश्‍चिम बंगाल में खाद्यान्‍नों के बरबाद होने की कोई सूचना नहीं मिली है।  तथापि, पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्‍न जैविकीय और प्रचालनात्‍मक कारणों से पश्‍चिम बंगाल में भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के गोदामों में खाद्यान्‍नों की कुछ मात्रा जारी करने योग्‍य नहीं रही थी।  इसका खाद्यान्‍न-वार विवरण निम्‍नानुसार है : 
	वर्ष
	       जारी न करने योग्‍य खाद्यान्‍न की मात्रा (टन में)

	
	गेहूं
	चावल
	कुल

	2010-11
	23
	899
	922

	2011-12
	103
	374
	477

	2012-13
	0
	45
	45


(ख):
दिनांक 31.10.2013 की स्‍थिति के अनुसार पश्‍चिम बंगाल में भारतीय खाद्य निगम के पास उपलब्‍ध कुल भंडारण क्षमता (अपने स्‍वामित्‍व की और किराए की) 10.90 लाख टन है।  इसके अतिरिक्‍त, पश्‍चिम बंगाल में राज्‍य एजेंसियों के पास केन्‍द्रीय पूल स्‍टॉक के भंडारण के लिए 4.55 लाख टन की क्षमता उपलब्‍ध है।
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भंडारण क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्‍य से सरकार ने निजी उद्यमियों, केन्‍द्रीय भंडारण निगम (सीडब्‍ल्‍यूसी) और राज्‍य भंडारण निगमों (एसडब्‍ल्‍यूसी) के माध्‍यम से भंडारण क्षमता के निर्माण के लिए निजी उद्यमी गारंटी (पीईजी) स्‍कीम नामक एक स्‍कीम तैयार की है।  इस स्‍कीम के अंतर्गत, निर्माण लागत का वहन निजी निवेशकों द्वारा किया जाता है और भारतीय खाद्य निगम 10 वर्षों के लिए इस भंडारण क्षमता हेतु गारंटीकृत किराया प्रभारों का भुगतान करता है। इसी प्रकार, सीडब्‍ल्‍यूसी/एसडब्‍ल्‍यूसी/अन्‍य एजेंसियों द्वारा निर्मित क्षमताओं के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा 9 वर्षों की गारंटी दी जाती है। 
प्रत्‍येक राज्‍य में खपत/खरीद आवश्‍यकताओं को पूरा करने के लिए राज्‍य स्‍तरीय समितियों (एसएलसी) द्वारा उनके जिला-वार भंडारण अन्‍तर का आकलन किया गया था।  तदनुसार, एसएलसी की सिफारिशों के आधार पर पश्‍चिम बंगाल में गोदामों के निर्माण के लिए 6,43,600 टन की क्षमता अनुमोदित की गई हैं और 1,20,180 टन क्षमता संस्‍वीकृत/आबंटित की गई है।  इसमें से 26,000 टन क्षमता का कार्य पूरा कर लिया गया है।


भंडारण के दौरान खाद्यान्‍नों को क्षति से बचाने/उन्‍हें जारी न करने योग्‍य होने से बचाने के उद्देश्‍य से खाद्यान्‍नों के उचित एवं सुरक्षित भंडारण के लिए सभी राज्‍य सरकारों और भारतीय खाद्य निगम को निर्देश जारी कर दिए गए हैं।  मौजूदा क्षमता का अधिक से अधिक उपयोग सुनिश्‍चित करने के लिए भारतीय खाद्य निगम ने अपने स्‍तर पर सभी फील्‍ड यूनिटों को निर्देश जारी किए हैं।  इसके अतिरिक्‍त उन्‍हें खरीद और तात्‍कालिक भंडारण आवश्‍यकताओं के मद्देनजर अपनी जरुरतों के अनुसार सीडब्‍ल्‍यूसी, एसडब्‍ल्‍यूसी, राज्‍य एजेंसियों और निजी पार्टियों से भंडारण क्षमता किराए पर लेने हेतु शक्‍तियां प्रत्‍यायोजित की गई हैं।
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